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रायपुर , दिनांक 28 जनवरी 2005 


क्रमांक ई-1-2 / 2005 /एक/2.- श्री एल. एन . सूर्यवंशी, भा.प्र.से. ( 1992 ) विशेष सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा एवं वन विभाग 
को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संस्कृति विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है . 


2 . 


श्रीमती मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. ( 1995 ) अपर आयुक्त , वाणिज्यिक कर एवं संचालक , कोष एवं लेखा को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों 
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संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2005 . 
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[ भाग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2005 


के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक , स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रभार भी सौंपा जाता 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ए. के . विजयवर्गीय, मुख्य सचिव . 


रायपुर , दिनांक 31 जनवरी 2005 


1 . 


क्रमांक ई -7 / 9/2003/1/2/ लीव. - श्री डी. एस . मिश्र, भा.प्र.से. को दिनांक 27-12-2004 से 7-1-2005 तक ( 12 दिवस ) का अर्जित 
अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8 जनवरी एवं 9 जनवरी, 2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी 
जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री मिश्र, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


अवकाश काल में श्री मिश्र, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते 


3. 
थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्र, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


रायपुर , दिनांक 31 जनवरी 2005 


- 


क्रमांक ई-7 /23/2004/ 1/2/ लीव. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7-12-2004 द्वारा श्री सुनील कुजूर भा.प्र.से. को दिनांक 
22-12-2004 से 7-1-2005 तक ( 17 दिन ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था . 


2 . 


श्री कुजूर द्वारा दिनांक 22-12-2004 से 5-1-2005 तक अर्जित अवकाश का उपभोग करने के पश्चात् दिनांक 6-1-2005 को कार्यभार 
ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 6 एवं 7 जनवरी, 2005 के स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है. 


रायपुर , दिनांक 31 जनवरी 2005 


कमांक ई -7161/ 2004/ 1/ 2. - श्री एम. आर. सारथी, भा.प्र.से. को दिनांक 30-12-2004 से 31-12-2004 तक ( 2 दिवस ) का अर्जित 
अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


अवकाश से लौटने पर श्री सारथी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक विशेष सचिव, आदिमजाति तथा अनु. जाति विकास विभाग के पद 
पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . अवकाश काल में श्री सारथी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सारथी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के . के . बाजपेयी , अवर सचिव . 


भाग 1 ] 
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समाज कल्याण विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 19 जनवरी 2005 


क्रमांक ( स.क.वि /107 /2004 .-- राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख एवं संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 
62 के अधीन विधि अवरूद्ध किशोरों एवं देखरेख व संरक्षण की अपेक्षा रखने वाले किशोरों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास संबंधी सलाह 
प्रदान करने हेतु निम्नानुसार राज्य सलाहकार बोर्ड गठित करता है : 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


1. मंत्री, समाज कल्याण 
2. प्रमुख सचिव/ सचिव, समाज कल्याण 
3. प्रमुख सचिव/ सचिव , शिक्षा 
4. प्रमुख सचिव/ सचिव , स्वास्थ्य 
5. प्रमुख सचिव/ सचिव, गृह 
6. प्रमुख सचिव/ सचिव , विधि / न्यायिक 
7. प्रमुख सचिव/ सचिव , श्रम तथा नियोजन 
8. प्रमुख सचिव/ सचिव , कुटीर तथा लघु उद्योग 
9. प्रमुख सचिव/ सचिव, तकनीकी शिक्षा 
10. प्रमुख सचिव/ सचिव , उद्योग 
11. प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त 
12. पुलिस महानिदेशक 
13. यूनिसेफ प्रतिनिधि 
14. श्री रामानंदजी अग्रवाल, राजेश स्ट्रीफ्स लिमिटेड 

उरला इंडिस्ट्रीयल , एरिया , रायपुर. 
15. श्री रमेश नय्यर, संपादक , हरिभूमि , समता कालोनी 

रायपुर. 
16. श्रीमती शारदा कावड़िया, समता महिला मंडल , 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


रायपुर. 
17. श्रीमती कुसुम जैन , विजय शांति सेवा समिति , 

महासमुंद. 
18. श्री मोतीलाल लुनिया, सचिव, ब्रह्म शिक्षण 

समिति , 93, कविता नगर, रायपुर . 
19. संचालक , पंचायत एवं समाज कल्याण 


सदस्य 


- 


सदस्य सचिव 


सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल आदेश जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि का होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

हेमंत पहारे , उप - सचिव . 


. 


- 


- = -. : 


: - : - : -- 


- : 
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[ भाग 1 


श्रम विभाग 


मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक . 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक एफ 11-2/2004/16.- छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 ( 27 सन् 1960 ) की धारा 43 की उपधारा (5 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि स्थानीय समाधानकर्ता ( कन्सीलियेटर ) को निर्दिष्ट 
श्रम पदाधिकारी जिला श्रम कार्यालय बिलासपुर एवम् कारखाना प्रबंधक लाफार्ज इंडिया ( अरसमेटा) गोपाल नगर जिला जांजगीर - चाम्पा एवं 
सेल्स मैनेजर लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड सेल्स आफिस ब्रांच लिंक रोड ( सत्यम काम्पलेक्स ) बिलासपुर के मध्य औद्योगिक विवाद के संबंध 
में कोई समझौता नहीं हो सका. 


अनुसूची 


औद्योगिक विवाद क्रमांक 02/ सी.जी.आई.आर. / 2001 


रायपुर , दिनांक 31 दिसम्बर 2004 


क्रमांक एफ 11-2/2004/16. - चूंकि श्रम पदाधिकारी जिला श्रम कार्यालय बिलासपुर एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक लाफार्ज 
इण्डिया लिमिटेड ( आरसमेटा ) गोपालपुर जिला जांजगीर- चाम्पा एवं सेल्स मैनेजर लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड आफिस ब्रांच लिंक रोड ( सत्यम 
काम्पलेक्स ) बिलासपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है. 


2. चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद 
को मान. औद्योगिक न्यायालय के पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है. 


3. 


अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 51 को उपधारा ( अ ) के प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप मान . औद्योगिक न्यायालय, 
रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता हूं. 


अनुसूची 


1 . 


क्या 9 कर्मचारियों श्री इदेराम साहू , श्री राजकुमार यादव, श्री परमहंत यादव, श्री टी . के. मेश्राम , श्री के . चिन्ता राव, श्री अमरसिंह, 
श्री दिनेश सिंह, श्री ए. शर्मा एवम् श्री शक्राजीत को अचानक सी . एण्ड एफ, एजेंट का कर्मचारी मानना अवैधानिक सेवा परिवर्तन है ? 


2 . 


क्या ये 9 कर्मचारी सीमेंट वेज बोर्ड के तहत निर्धारित वेतन पाने के हकदार हैं ? यदि हां तो तत्संबंध में नियोजक को क्या निर्देश 
दिये जाने चाहिये एवम् उक्त सभी 9 कर्मचारी किस सहायता के पात्र हैं ? 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

राबर्ट हांग्डोला , प्रमुख सचिव.. 


. 


भाग 1 ] 
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रायपुर , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 


क्रमांक एफ 11-14 / 16 / 2003 : -औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( क्रमांक 14 सन् 1947 ) की धारा 7 तथा धारा 33 - बी द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को निप्प्रभावित करते हुए, राज्य शासन 
एतद्वारा : 


( अ ) उक्त अधिनियम के अधीन द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करने तथा 
ऐसे कृत्यों को जो उन्हें सौंपे जायें, पालन करने के लिये नीचे दी गई सारणो के कॉलम ( 2) में उल्लेखित श्रम न्यायालयों का गठन करता 
है तथा उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में तत्स्थानीय प्रविष्टि में उल्लेखित व्यक्तियों को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में पूर्वाक्षेपी 
प्रभाव से उनके द्वारा संबंधित श्रम न्यायालयों का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है : 

: 


सारणी 


, 


अ . क्र . 


नाम श्रृंम न्यायालय 

( 2 ) 


पीठासीन अधिकारी का नाम 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 . 


श्रम न्यायालय, दुर्भ 
श्रम न्यायालय, राजनांदगांव 


2 . 


3 . 


श्रम न्यायालय, रायपुर 


4 . 


श्री ए. के . चौकसे 
श्री ए. के . चौकसे 
श्री ए.के. चौकसे 
श्री एस. के . टाइटस 
श्री अशोक कुमार सनोठिया 
श्री एस . के. टाइटस 
श्री एस . के . टाइटस 


5 . 


श्रम न्यायालय, जगदलपुर 
श्रम न्यायालय , 

बिलासपुर 
श्रन न्यायालय , अंबिकापुर 


6 . 


7 . 


श्रम न्यायालय , 


रायगढ़ 


( ब ) उक्त एक्ट के अधीन समस्त कार्यवाहियां जो पूर्व की अधिसूचनाओं के अधीन संबंधित स्थानों पर गठित श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित 
थी , उक्त श्रम न्यायालयों से प्रत्याहरित करता है और उन्हें वर्तमान अधिसूचना के अधीन गठित तत्स्थानीय श्रम न्यायालयों को अंतरित करता 
है और आदेश देता है कि वे श्रम न्यायालय जिनको कार्यवाहियां उक्त प्रकार से अंतरित की गई , उक्त कार्यवाहियां उस स्टेज से आगे चलायेंगे , 
जिस स्टेज पर कि वे उक्त प्रकार से अंतरित हुई हैं . 


Raipur, the 11th October 2004 


No. F 11-14/ 16/ 2003.---In exercise of the powers conferred by Section 7 and Section 33- B of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( XIV of 1947) and insupersession of all previous Notifications issued in this behalf, the State 
Government hereby ; 


( A ) Constitutes the Labour Court specified in column (2 ) of Table below for the adjudication of Industrial Disputes 
relating to any matter specified in the second schedule and for performing such other functions as may be assigned 
to them under the said act and appoints the persons specified in the corresponding entry in column (3 ) of the said table 
as the Presiding Officer s of the said Court with retrospective effect from the date of taking over charge by them of 
the Labour Court concerned : 


[ भाग 1 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


TABLE 


S. No. 

( 1 ) 


Name of Labour Court 

( 2 ) 


Name of the Presiding Officer 

( 3 ) 


1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 


Labour Court, Durg 
Labour Court, Rajnandgaon 
Labour Court, Raipur 
Labour Court, Jagdalpur 
Labour Court, Bilaspur 
Labour Court, Ambikapur 
Labour Court, Raigarh 


Shri A. K. Choukse 
Shri A. K. Choukse 
Shri A. K. Choukse 
Shri S. K. Titus 
Shri A. K. Sanothiya 
Shri S. K. Titus 
Shri S. K. Titus 


( B ) Withdraws all proceedings under the said Act pending before the Labour Court constituted under previous 
Notification at the place concerned and transfers them to the corresponding Labour Courts constituted under the present 
Notification and direct that the Labour Court to which proceedings are transferred shall proceed with them from the 
stage at which they are transferred . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पारसनाथ राम, अवर सचिव . 


उच्च शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 5 जनवरी 2005 


. 


क्रमांक एफ 73-26 /04/उ.शि. / 38. - डॉ . पी. सी . उपाध्याय , सेवानिवृत्त कुल सचिव, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी को 
छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में 25000/ - ( रुपये पच्चीस हजार ) में प्रतिमाह समग्र वेतन पर अध्यक्ष के रूप में 
उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है इनकी सेवाओं का निबंधन एवं अन्य शर्ते छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय 
अधिनियम , 2002 के अधीन गठित नियमों की सुसंगत धाराओं से संचालित होगी . 


क्रमांक एफ 73-26/04/ उ.शि. /38.- श्री एस. एन . अग्रवाल , प्राध्यापक भौतिक शास्त्र विभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर 
( छ.ग. ) को छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग में 18400/ - ( रुपये अट्ठारह हजार चार सौ रुपये ) में प्रतिमाह समग्र 
वेतन पर पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाता है. इनकी सेवाओं का निबंधन एवं अन्य 
शर्ते छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के अधीन गठित नियमों की सुसंगत धाराओं से संचालित होगी . 


क्रमांक एफ 73-26 / 04 / उ.शि. / 38.- श्री आई. आर. खुटे, संस्कृत विभाग , शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर ( छ.ग. ) को 
छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग छ.ग. रायपुर में अंशकालिक सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है. इन्हें 
संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के अधीन मानदेय भुगतान की पात्रता होगी. 


क्रमांक एफ 73-26/04/ उ.शि./ 38. - श्री एल. पी. गोस्वामी , अधिवक्ता, चर्रा पोस्ट व तहसील कुरूद, जिला धमतरी को छत्तीसगढ़ निजी 
क्षेत्र विश्वविद्यालय , विनियामक आयोग छ. ग. रायपुर में अंशकालिक सदस्य के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है. इन्हें संबंधित 
अधिनियमों एवं नियमों के अधीन नदेय भुगतान की पात्रता होगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

ए. जे. व्ही. प्रसाद, सचिव. . 
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विधि और विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005 


फा . क्र . 610/2378/21- ब/ छ.ग./2005. - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( क्र . 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पवन कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता , पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर को फास्ट ट्रेक कोर्ट , 
पेण्ड्रारोड के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए पेण्ड्रारोड के लिए अतिरिक्त 
लोक अभियोजक , पेण्ड्रारोड नियुक्त करता है. 


किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ए. के . गोक्ल , उप - सचिव 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 19 जनवरी 2005 


क्रमांक /132/2746/2004/वा.उ.--राज्य शासन इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 819/ वा.उ. /2001 दिनांक 19-6-2001 में दिये 
गये शक्तियों के अतिरिक्त नीचे दी गयी सारणी के कालम नं . 2 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को उक्त सारणी के कालम नं. 4 में विनिर्दिष्ट 
क्षेत्र, उनके कालम नं. 3 में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1973 ( संशोधित 1998 ) ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त 
करता है 


अनु. क्र . 


अधिकारी का नाम एवं पद 


कार्यक्षेत्र 


छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण 
अधि . 1973 की धाराएं 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 . 


श्री डी . एल . धुर्वे 


छत्तीसगढ़ राज्य स्तर की 
संस्था. 


सहायक पंजीयक. 


6 प्रतिष्ठान ज्ञापन के संबंध में अपेक्षाएं 
7 रजिस्ट्रीकरण , 10 रजिस्ट्रीकृत सोसायटी 
के ज्ञापन व विनियमों या उपविधियों के 
संशोधन , 11 सोसायटी के ज्ञापन विनियमों 
आदि को संशोधित करने की शक्ति , 12 
सोसायटी के नाम की तब्दीलो, 13 नाम 
तब्दीली की सूचना . 


2 . 


इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियमों व शासन के आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं होगा. 


3 . 


उक्त अधिकारों के कार्यों का पर्यवेक्षण रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी उन्हीं का रहेगा. 
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STATE T6147, feria 11 970 2005 
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Raipur, the 19th January 2005 


No./132/2746/2004/ C. I... in exercise of the powers couferred by sub -section ( 2 ) of section 4 of Chhattisgarh 


Society Registrikaran Adhiniyam , 1973 ( Amended 1998 ) (No. 44 of 1973 ). The Chhattisgarh Government in addition 
to the power conferred in notification No. 816/C & 1/2001 Di. 19-6-2001 hereby appoints officer as specified in column 


( 2 ) of the table below to exercise powers and perform duties conferred on the Registrar by the said adhiniyam as 


specified in column (3 ) of the said table in the area specified in column (4 ) till further orders : 


S. No. 


Nails and designation 


Area 


Section of the Chhattigarh Society 


of the officer 


Registrikaran Adhiniyam 1973 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


Shri D. L. Dhurwey 


6 Requirments with respect to memo 


Societies of Chhattis 


randum of Association , 7 Registra 


garh working area . 


tion 10 Amendment of memorandum 


of regulation or bye -laws of register 


ed society, 11 Power of Registrar to 


amend memorandum or regulations etc. 


of a society, 12 Change of the name 


of society, 13 Notice of change of 


name, 


2 . 


The rights of the Registrar delegated under rules and government orders shall not be effected /reduced by issuing 


Un 


this notification . 


3 . 


The work of the officer shall be supervised by the Registrar, and shall also be under his administrative control. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अनूप श्रीवास्तव , विशेष सचिव . 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2005 


: 


क्रमांक 1206 / भू - अर्जन.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
कोरबा कटघोरा छिरहुट 

7.487 अति. अधी. यंत्री ( सि . ) 

राखड़ बांध 
प.ह.नं. 29 

भू - अर्जन छ.रा.वि.मं. , 


जिला 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


- 


कोरबा ( पूर्व) . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायपुर , दिनांक 3 फरवरी ,2005 


क्रमांक 1204/ भू - अर्जन . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) . संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


". 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


कटघोरा 


3.668 


गोपालपुर 
प.ह.नं. 29 


राखड़ पाईप लाईन 


अति . अधी. यंत्री ( सि . ) 
भू - अर्जन छ.रा.वि.मं., 
कोरबा ( पूर्व). 


भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2005 


. 


- 


क्रमांक 1244/ भू - अर्जन . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


- 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


कोरबा 


कटघोरा 


45.858 


राखड़ बांध 


डिंडोलभांठा 
प.ह.नं. 29 


अति . अधी. यंत्री ( सि . ) 
भू - अर्जन छ.रा.वि.मं., 
कोरबा ( पूर्व). 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायपुर , दिनांक 3 फरवरी 2005 


क्रमांक 1208 / भू - अर्जन.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


. 


कोरबा 


कटघोरा 


1.047 


राखड़ पाईप लाईन 


बिरबट 
प.ह.नं. 29 


अति . अधी. यंत्री ( सि . ) 
भू - अर्जन छ.रा.वि.मं., 
कोरबा ( पूर्व ). 


भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 
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कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2005 


, 


क्रमांक 1209/ भू - अर्जन.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
कोरबा कटघोरा चोरभट्टी 

अति . अधी. यंत्री ( सि . ) 

राखड़ पाईप लाईन 
प.ह.नं. 29 

भू - अर्जन छ.रा.वि.मं., 
कोरबा ( पूर्व ). 


के द्वारा 


का वर्णन 


0.150 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी , कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2005 


AHM 


क्रमांक 1210 / भू - अर्जन.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
• को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश 
देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


त्र 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


कटघोरा 


1.588 


पंडरीपानी 
प.ह.नं. 29 


राखड़ पाईप लाईन 


अति . अधी. यंत्री ( सि .) 
भू - अर्जन छ.रा.वि.मं. , 
कोरबा ( पूर्व). 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2005 


. 


क्रमांक 1211/ भू - अर्जन.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


. 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


कोरबा 


कटघोरा 


20.463 


राखड़ बांध. 


डोडकधारी 
प.ह.नं. 29 . 


अति . अधी, यंत्री ( सि . ) 
भू - अर्जन छ.रा.वि.मं., 
कोरबा ( पूर्व ). 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2005 


- 


क्रमांक 1212/ भू- अर्जन.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची 
के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


कोरबा 


कटघोरा 


16.220 


राखड़ बांध 


बिरबट 
प.ह.नं. 29 


अति. अधी. यंत्री ( सि . ) 
भू - अर्जन छ.रा.वि.मं., 
कोरबा ( पूर्व). 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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कोरबा, दिनांक 5 फरवरी 2005 


क्रमांक 1449/ भू - अर्जन / 2005.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार 
इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नग / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


पाली 


169.85 


कोलवाशरी पॉवर प्लांट 


रतीजा 
प.ह.नं. 14 


एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर , एस.टी. 
सी . एल. आई. कोलवाशरी 
लिमिटेड , रतीजा. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व विभाग 


दन्तेवाड़ा , दिनांक 23 सितम्बर 2004 


क्रमांक 8738/ क / भू - अर्जन/ अ -82/2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित 
व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं 


। 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 

नगर/ ग्राम 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दंतेवाड़ा 


टेकनार 


6.30 


दक्षिण वस्तर 
दन्तेवाड़ा 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर, 
संभाग - दन्तेवाड़ा. 


कारली, भैरमबंद एवं आंवरा 
भाटा माइनर निर्माण हेतु . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


दन्तेवाड़ा, दिनांक 20 दिसम्बर 2004 


क्रमांक 10026/ भू- अर्जन/ अ - 82. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1984 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( s) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 ( अ ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय मे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
दक्षिण बस्तर भोपालपटनम अर्जुनली 

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 

उद्वहन सिंचाई योजना 
दन्तेवाड़ा 

दन्तेवाड़ा. 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


0.784 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर - चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


जांजगीर- चांपा, दिनांक 5 नवम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन/04 /374.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके 
द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी 
को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


2.736 


भोथिया 
प . ह. नं . 5 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, जांजगीर - चांपा ( छ.ग. ). 


भोथियाजलाशय के अंतर्गत 
डूबान में आने के कारण, 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनु . अधि . ( रा ) एवं भू - अर्जन अधिकारी, सक्ती , जिला जांजगीर - चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2005 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ अ/ 82.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


सिमगा 


2.774 


लोहारी 
प.ह.नं. 46/26 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, रायपुर . 


टीवीडीह जलाशय डूबान एवं 
नहर निर्माण हेतु. 


रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / /82.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंबित पक्तियों को , 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उमस भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


सिमगा 


2.267 


शिकारी केशली 
प.ह.नं. 46/26 


कार्यपालन अभियंता , जल 
संसाधन संभाग , रायपुर. 


टीथीडीह जलाशय योजना के 
नहर एवं स्पील चैनल निर्माण 
हेतु 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /1/ 8/82 वर्ष 04-05.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 


܀ 


अनुसूची 


-- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन . 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


सिमगा 


करही . 


1.064 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 


करही जलाशय बायीं तट नहर 
निर्माण हेतु .. 


संभाग, रायपुर . 


रायपुर , दिनांक 8 दिसम्बर 2004 


. 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 2/ 1/ 82 वर्ष04-05. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


"( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) . 


( 4) 


( 6 ) 


रायपुर 


बिलाईगढ़ 


भंडोरा 


1.445 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
निर्माण संभाग, कसडोल . 


लोवर सोनिया जलाशय के 
देवरबोड़ सब माइनर निर्माण 
हेतु. 


.. 


। 


भाग 1 ] 
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रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /5/ 8/82 /2004-2005. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: - 


. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


बिलाईगढ़ 


बिलाईगढ़ 


0.716 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
निर्माण संभाग , कसडोल . 


लोवर सोनिया जलाशय के 
बिलाईगढ़ सब माइनरनिर्माण 
हेतु . 


रायपुर , दिनांक 8 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/6//82 /2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


१ 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


बिलाईगढ़ 


भंडोरा 


2.967 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
निर्माण संभाग, कसडोल. 


लोवर सोनिया जलाशय के 
स्पील चेनल में डूबान . 
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[ भाग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/8/ / 82 / 2003-2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


बिलाईगढ़ 


आमाखोहा 


0.384 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
निर्माण संभाग , कसडोल. 


लोवर सोनिया जलाशययोजना 
के टाड़ापारा माइनर निर्माण 


उर्फ टाड़ापारा 


हेतु. 


रायपुर , दिनांक 8 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 12/ 8/82/2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अत : भू-- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


। 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


बिलाईगढ़ 


0.367 


खजरी 
प . ह . नं . 6 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन निर्माण संभाग, 
कसडोल. 


लोवर सोनिया जलाशय के 
अंतर्गत लुकापारा माइनरनिर्माण 
हेतु. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2005 
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रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2004 


क्रमांक - क / भू- अर्जन /13 / अ/ 82 /2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों 
को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


बिलाईगढ़ 


0.235 


पवनी 
प. ह. नं. ३ 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन 

निर्माण संभाग, 
कसडोल. 


लोवर सोनिया जलाशय के 
अंतर्गत लुकापारा माइनरनिर्माण 
हेतु 


रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2005 


क्रमांक - कावा.भू.अ./ अ.वि.अ./ प्र. क्र . 4 अ -82 / वर्ष 2004-2005 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची.के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


- 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


आरंग 


0.09 


कोटनी 
प. ह . नं . 79 


कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. 
सेतु निर्माण संभाग, रायपुर 
( छ. ग. ) . 


कोल्हान नाला सेतु के पहुंच 
मार्ग हेतु अर्जित की जा रही 
भूमि भू - अर्जन, 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2005 


क्रमांक - कावा.भू.अ./ अ.वि.अ./ प्र.क्र . 6 अ -82/ वर्ष 2003-2004 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


. 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


आरंग 


0.37 


परसकोल 
प. ह. नं . 54 


कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. 
सेतु निर्माण संभाग , रायपुर 
( छ. ग. ). 


पतालू नाला सेतु के पहुंच 
मार्ग हेतु अर्जित की जा रही 
भूमि का भू - अर्जन . 


रायपुर , दिनांक 20 जनवरी 2005 


क्रमांक क/ वा.भू.अ. / अ.वि.अ./ प्र. क्र . 3 अ -82/ वर्ष 2004-2005.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा 
सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


* 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायपुर 


आरंग 


0.09 


कलई 
प. ह. नं . 25/58 


कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. 
सेतु निर्माण संभाग, रायपुर 
( छ. ग. ) . 


संधारी नाला सेतु के पहुंच 
मार्ग हेतु अर्जित की जा रही 


भूमि अर्जन. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. पी . मंडल , कलेक्टर एवं पदेन सचिव, 


भाग 1 ] 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


दुर्ग , दिनांक 23 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1306 / ले. पा./ भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


0.34 


जोगनाला जलाशय हेतु 


डुडिया 
प . ह. नं . 84 


अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला 
जल संसाधन उप संभाग, क्र . 5 
दुर्ग. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी पाटन ( मुख्यालय दुर्ग ) में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 23 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1308/ ले. पा./ भू - अर्जन / 2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राणित करता है : 


. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 

( 4 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


0.78 


जोगनाला जलाशय हेतु 


ओडारसकरी 
प. ह. नं . 92 


अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला 
जल संसाधन उप संभाग , क्र .5 
दुर्ग. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2004 


) 


क्रमांक 1378/ ले. पा./ भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


28.43 


बुड़ेना 
प . ह . नं.4 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, 
दुर्ग ( छ. ग.). 


खरखरा मोहदीपाट परियोजना 
के अंतर्गत बुडेना डिस्ट्रीब्यूटरी 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 4 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 1397/ ले. पा ./ भू - अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5- अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
दुर्ग गुण्डरदेही बुढ़ानपुर 

कार्यपालन अभियंता, खरखरा खरखरा मोहदीपाट परियोजना 
प. ह . नं . 4 

मोहदीपाट परियोजना संभाग, के अंतर्गत बुड़ेना डिस्ट्रीब्यूटरी 
दुर्ग ( छ. ग. ). 

नहर निर्माण हेतु. 


"T 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( एकड़ में ) 

( 4 ) 


7.11 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


225 


दुर्ग , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 956 / ले. पा./ भू - अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील लगभग क्षेत्रफल 

का वर्णन 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


दुर्ग 


डौंडीलोहारा 


17.85 


घीना 
प. ह. नं . 19 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, 
दुर्ग ( छ. ग.). 


घीना माइनर 1 एवं 2, परना 
माइनर , लासाटोला माइनर 
क्र . 1 एवं कसही माइनर नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 958 / ले. पा./ भू- अर्जन /2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

के द्वारा 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


का वर्णन 


( 2 ) 


दुर्ग 


डौंडीलोहारा 


8.12 


भुरकाभाट 
प. ह . नं . 18 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, 
दुर्ग ( छ. ग. ). 


शिकारीटोला वितरक एवं 
भुरकाभाट माइनर नहरनिर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


दुर्ग, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 960/ ले. पा./ भू - अर्बन /2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
दुर्ग डौंडीलोहारा हड़गहन कार्यपालन अभियंता, खरखरा 

शिकारीटोला वितरक हड़गहन 
प, ह . नं . 18 

मोहंदीपाट परियोजना संभाग, माइनर क्र .1 एवं 2 तथा मनकी 
दुर्ग ( छ. ग. ). 

माइनर नहर क्र . 3 निर्माण हेतु . 


के द्वारा 


का वर्णन 


( एकड़ में ) 


22.48 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


दुर्ग, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 962/ ले. पा ./ भू - अर्जन /2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर / ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
दुर्ग डौंडीलोहारा तेलीटोला 1.18 कार्यपालन अभियंता, खरखरा 

भुरकाभाट माइनर नहरनिर्माण 
पं. ह . नं . 18 

मोहदीपाट परियोजना संभाग, हेतु.. 
दुर्ग ( छ. ग. ). 


के द्वारा 


का वर्णन 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2005 
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दुर्ग, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 964/ ले. पा ./ भू - अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

का वर्णन 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


के द्वारा 


( एकड़ में ) 


दुर्ग 


डौंडीलोहारा 


6.38 


मनकी 
प . ह. नं . 18 


कार्यपालन अभियंता, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग , 
दुर्ग ( छ. ग.). 


शिकारीटोला वितरकएवंमनकी 
माइनर नहर क्र . 2 एवं 3 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


दुर्ग, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 


- 


- 


क्रमांक 966/ ले. पा./ भू - अर्जन/ 2004. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारः , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
दुर्ग डौंडीलोहारा कसहीकला 

कार्यपालन अभियंता, खरखरा कसही माईनर नहर निर्माण 
प. ह. नं . 19 

मोहदीपाट परियोजना संभाग हेतु. 
दुर्ग ( छ. ग. ). 


के द्वारा 


का वर्णन 


12.08 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 
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[ भाग 1 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2005 


दुर्ग , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 968/ ले. पा./ भू - अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि को अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
दुर्ग डौंडीलोहारा शिकारी टोला 

कार्यपालन अभियंता, खरखरा शिकारीटोला वितरक नहर 
प . ह. नं . 18 

मोहदीपाट परियोजना संभाग , 

निर्माण हेतु . 
दुर्ग ( छ. ग .). 


के द्वारा 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


( एकड़ में ) 


4.29 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


दुर्ग , दिनांक 11 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 1693/ ले. पा./ भू- अर्जन / 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता 


दै 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


शिवनाथ पुल एवं पहुंच मार्ग 


दुर्ग 


धमधा 


0.47 


दारगांव 
प . ह.नं. 31 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
सेतु निर्माण, रायपुर संभाग . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 
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दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


क्रमांक 1591/ ले. पा./ भू - अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासनं यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


1.83 


माहुद 
प. ह . नं.5 


कार्यपालन यंत्री, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, 
दुर्ग ( छ. ग. ). 


खरखरा मोहदीपाट नहर परि 
योजना के अंतर्गत माहुद सब 
माइनर एवं भरदाकलानिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


क्रमांक 1591/ ले. पा./ भू - अर्जन /2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5- अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
दुर्ग गुण्डरदेही गुड़ेला 

कार्यपालन यंत्री , खरखरा खरखरा मोहदीपाट नहर परि 
प. ह . नं . 1 

मोहदीपाट परियोजना संभाग , योजना के अंतर्गत देवरी 
दुर्ग ( छ. ग. ). 

माइनर निर्माण हेतु . 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


4.43 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


क्रमांक 1591/ ले. पा./ भू - अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


.. 


के द्वारा 


का वर्णन 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


1.82 


मटेवा 
प. ह . नं.5 


कार्यपालन यंत्री, खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग , 
दुर्ग ( ग. ) .. 


खरखरा मोहदीपाट नहर परि 
योजना के अंतर्गत मटेवा सब 
माइनर एवं गब्दी उप माइनर 
निर्माण हेतु. 


-- 


छ . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


क्रमांक 1591/ ले. पा./ भू - अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ.के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


2.61 


डुड़िया 
प. ह . नं . 5 


कार्यपालन यंत्री , खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग, 
दुर्ग ( छ. ग.). 


खरखरा मोहदीपाट नहर परि 
योजना के अंतर्गत डुड़िया 
माइनर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 
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दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


क्रमांक 1591/ ले. पा./ भू - अर्जन/ 2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 - अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


के द्वारा 


का वर्णन 


दुर्ग 


गुण्डरदेही 


0.87 


खुर्सीपार 
प . ह. नं . 1 


कार्यपालन यंत्री , खरखरा 
मोहदीपाट परियोजना संभाग , 
दुर्ग ( छ. ग . ) . 


खरखरा मोहदीपाट नहर परि 
योजना के अंतर्गत खुर्सीपार 
माइनर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जवाहर श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 26 मई 2003 


क्रमांक -33/ अ -82/ 01-02 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


तखतपुर 


पेण्डारी 


1.00 


कानन पेण्डारी के विस्तार हेतु 


वनमण्डलाधिकारी , वन मण्डल, 
बिलासपुर. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. पी . मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


232 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


बिलासपुर , दिनांक 15 सितम्बर 2004 


क्रमांक 19 अ/ 82 /2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


सिलपहरी 


0.68 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, मरवाही, मु . पेण्ड्रारोड, 


सिलपहरी जलाशय के बांध 
एवं मुख्य नहर हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004 


क्रमांक 14 अ/ 82 / 2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


M 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


नेवसा 


13.31 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, पेण्ड्रारोड. 


मल्हनिया जलाशय की नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है . 
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बिलासपुर , दिनांक 23 सितम्बर 2004 


क्रमांक 15 /82/2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( एकड़ में ) 


( 1 ) 


( 2 ) . 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


देवरगांव 


4.64 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, पेण्ड्रारोड. 


मल्हनिया जलाशय शाखा नहर 
निर्माण हेतु . 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004 


क्रमांक 16 /82/2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


- 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


अनुसूची 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 4 ) 

( 5 ) 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


( एकड़ में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


मड़ना 


4.89 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, पेण्ड्रारोड. 


मल्हनिया जलाशयातनहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


.. 


---... 
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भाग 1 


बिलासपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2004 


क्रमांक 17 /82/2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


गोरखपुर 


7.30 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, पेण्ड्रारोड . 


मल्हनिया जलाशय 

की 
गोरखपुर शाखा नहर निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बिलासपुर , दिनांक 23 सितम्बर 2004 


क्रमांक 18 /82/2003-2004.-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा ; अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


. 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


अंजनी 


14.24 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग, पेण्ड्रारोड. 


मल्हनिया जलाशय लघु नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है, 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विकासशील , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


महासमुन्द, दिनांक 16 सितम्बर 2004 


1 


क्रमांक 363 / भू - अर्जन/ अ.वि.अ./24- / 82/सन् 2003-2004.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) . 


( 3 ) 


( 6 ) 


महासमुंद 


महासमुंद 


2.720 


पिथौरा 
प. ह . नं . 22 


कार्यपालन अभियंता , जल संसाधन 
संभाग, महासमुंद. 


देवगांव जलाशय नहर निर्माण 


कार्य. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम . के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बस्तर जगदलपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व विभाग 


जगदलपुर , दिनांक 14 अक्टूबर 2004 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /14/ अ -82 / 95-96 / 1/ 2003. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील , 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बस्तर 


जगदलपुर . 


सोरगांव 


0.86 


कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी. 
जल संसाधन संभाग , जगदलपुर. 


कोसारटेडामध्यम सिंचाई परि 
योजना अंतर्गत सोरगांव मुख्य 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बस्तर/ कार्यपालन यंत्री , टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व विभाग 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर , 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व विभाग 


जगदलपुर , दिनांक 14 अक्टूबर 2004 


महासमुन्द, दिनांक 25 सितम्बर 2004 


क्रमांक 1307 / क / 10 / 8/ 82 / अ.वि.अ. / भू - अर्जन / वर्ष 2003 
2004. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे 
दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) 
में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन 
अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) की धारा 6 ( 1 ) के अंतर्गत 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है : 


क्रमांक क / भू- अर्जन / 1/ अ -82 /02-03 /21/ 04.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 
एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - बस्तर 
( ख ) तहसील - केशकाल 
( ग ) नगर/ ग्राम - बयालपुर, प. ह . नं. 10 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.868 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - महासमुन्द 
( ख ) तहसील- सरायपाली 
( ग ) नगर/ ग्राम - सरायपाली 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 हेक्टेयर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


- . 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


493 


0.03 


13/12 
13/13 
13/16 
13/18 
1/8 
1/9 
4/4 

4/2 
13/16 
1/2 , 1/4 क 
1 / 6 क 

1/8 
13/16 
1/1 
1/7 
1/8 


0.146 
0.170 
0.049 
0.161 
0.214 
0.012 
0.049 
0.218 
0.405 
2.064 
0.648 
0.044 
0.433 
0.133 
0.069 
0.053 


503 


0.05 


योग 


2 


0.08 


योग 


16 


4.868 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - लमकेनी सराय 

पाली जलाशय योजना दायीं तट नहर निर्माण हेतु : 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बयालपुर तालाब 

निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी, सराय 

पाली कार्यालय में किया जा सकता है . 


- 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा )/ भू- अर्जन अधिकारी केशकाल अथवा संबंधित विभाग के 
कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. के . त्यागी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 
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( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय, कलेक्टर, जिलाबिलासपुर, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व विभाग 


564/1 


0.020 


343/2 


0.057 
0.049 


578/2 


बिलासपुर , दिनांक 14 सितम्बर 2004 


637/3 


0.049 


627/1 


0.008 


614 


0.138 


174 


0.049 


क्रमांक 8/ अ -82/ 02-03 . - चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


155 


0.057 


153/3 


0.073 


313/1 


0.045 


: 


171 


0.016 


170/1 


0.053 


अनुसूची 


316 


0.069 


97/1 


0.142 


613 


0.057 


626/2 


0.081 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला -बिलासपुर 
( ख ) तहसील - पेण्ड्रारोड 

ग ) नगर/ ग्राम - रूमगा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-5.021 हेक्टेयर 


577 


0.077 


615 


0.069 


319 


0.129 


326/3 


0.045 


खसरा नम्बर 


153/2 


0.053 


रकबा 
हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


101/3 


0.372 


175 


0.020 


173/2 


0.036 


364/1 


370 


0.271 


0.053 
0.036 


173/1 


626/4 


0.020 


177 


0.121 


190/2 


0.117 


313,3,317 


0.138 


170/2 


0.053 


369/1 


0.020 


348/3 


0.178 


587 2 


0.069 


105/2 


0.117 


58812 


0.065 


106 


0.142 


578/1 


0.049 


109 . 


0.057 


364/2 


0.053 


110 


0.089 


589/1 


0.008 


157 


0.073 


628 


0.227 


361/3 


0.061 


323 


0.045 


304/1 


0.045 


576 


0.093 


349 , 350 


0.028 


97/2 


0.020 


586 


0.320 


363/2 


0.045 


304/3 


0.085 


360/2 


0.117 


172 


0.061 


362 


0.073 


154/2 


0.008 


588/1 


0.065 


154/1 


0.036 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


626/3 


0.057 


330/1 


0.03 


100 


0.142 


333 


0.02 


65/1 


0.16 


योग 


62 


5.021 


296 


0.07 


331/1 


0.03 


290 


0.10 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - लोवरसोन 

व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु. 


297 


0.14 


331/2 


0.03 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है . 


योग 


0.81 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - नाहंदा जलाशय 

बायीं नहर हेतु. 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

कार्यालय पाटन में किया जा सकता है. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व विभाग 


दुर्ग, दिनांक 15 जुलाई 2004 


दुर्ग, दिनांक 13 अक्टूबर 2004 


क्रमांक 965/15 अ -82/ भू - अर्जन/ 2002-03.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


क्रमांक 666 / अ -82 / 2004.-- चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है 
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- दुर्ग 
( ख ) तहसील - गुण्डरदेही 
( ग ) नगर/ ग्राम - नाहंदा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.81 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- दुर्ग 
( ख ) तहसील - दुर्ग 
( ग ) नगर/ ग्राम - चंगोरी , प. ह. नं . 21 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.17 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


302/2 


0.01 


46 


0.05 


0.08 


373 


295 


0.18 


, 
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( 1 ) 


( 2 ) 


दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2004 


382 


0.08 


योग 


0.17 


क्रमांक 990/ प्र. अ.वि.अ./लेखा/ भू - अर्जन /03.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - अंजोरा - चंगोरी 

मार्ग पर चंगोरी नाला सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु . 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ) , दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता 


अनुसूची 


है . 


14 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - दुर्ग 
( ख ) तहसील - डौंडीलोहारा 
( ग ) नगर/ ग्राम -सिंगारपुर, प. ह. नं. 17 
( घ ) लगभग क्षेत्रफलं -18.76 एकड़ 


दुर्ग, दिनांक 15 अक्टूबर 2004 


खसरा नम्बर 


रकबा 


क्रमांक 675/ अ -82 / 2004. - चूंकि राज्य शासन को इस बात का 
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 1 सन् 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है 
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


( एकड़ में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


648 


0.61 


1054/1 


0.68 


अनुसूची 


892/2 


0.45 


326 


0.13 


503 


0.21 


946 . 


0.05 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- दुर्ग 
( ख ) तहसील - धमधा 
( ग ) नगर/ ग्राम - पथरिया , प. ह. नं . 29 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.09 हेक्टेयर 


947 


0.32 


972 


0.61 


313 


0.10 


319 


0.12 


खसरा नम्बर 


454 


0.02 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


1045 


0.09 


( 1 ) 


448 


0.53 


941 


0.25 


02 


0.09 


512 


0.33 


370 


0.37 


योग 


0.09 


364 


0.30 


508 


0.13 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है -शिवनाथ नदी सेतु 

पहुंच मार्गनिर्माण हेतु. 


930 


0.71 


306 


0.21 


906 


0.12 


909/1 


0.01 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता 


929 


0.17 


है . 


7 .-- : 7 : - :- .. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


363 


0.29 


367/1 


0.42 


318 


0.23 


1039/5 


6.27 


.501 


0.18 


1039/3 


0.56 


891 


0.09 


1124/2 


0.24 


. 


937 


0.55 


1046/3 


0.04 


369 


0.03 


368/3 


0.19 


0.08 


971 
506 


1112/1 


0.45 


0.25 


1039/6 


0.17 


1122 


0.07 


1039/4 


656 


0.05 


0.46 


893 


1183/4 


0.11 


0.43 
0.29 


905 


307/2 


0.17 


934 


0.02 


1183/3 


0.33 


657 


0.12 


514/1 


0.09 


0.11 


1044/1 . 


0.01 


650 
1043 


0.16 


973 


0.01 
0.03 


938 


372 


0.01 
0.02 


504 


1124/1 


0.17 


योग 


18.76 


1148 


0.13 


1038 


0.06 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खरखरा मोहदी 

पाट परियोजना के अंतर्गत सिंगारपुर माइनर क्रमांक 2 एवं नहर 
निर्माण हेतु . 


314 


0.18 


1116 


0.20 


1120/2 


0.09 


1121 


0.19 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सका . 


1115 


0.27 


320 


0.01 


325 


0.25 


दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2004 


307/1 


0.52 


935 


0.15 


649 


0.56 


655 


0.23 


क्रमांक 990/ प्र.अ.वि.अ. / लेखा/ भू- अर्जन / 03-- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के : 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्र । 
के लिए आवश्यकता है. अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1814 .... 
१ सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित कि .. 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


1041 


0.43 


417 


0.02 


936 


0.33 


: 


0.24 


1044/2 
1046/1 


0.13 


अनुसूची 


1046/2 


0.24 


1113/3 


0.15 


1113/1 


0.33 


368/1 


0.12 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - दुर्ग 
( ख ) तहसील - डौंडीलोहारा 
( ग ) नगर/ ग्राम - गोड़मर्रा, प. ह. नं. 16 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -7.40 एकड़ 


1039/1 


0.45 


1039/2 


0.16 


368/2 


0.10 


* 
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भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


खसरा नम्बर 


दुर्ग , दिनांक 26 अक्टूबर 2004 


रकबा 
( एकड़ में ) 


( 1) 


492 


क्रमांक 990/ प्र.अ.वि.अ. /लेखा/ भू- अर्जन / 03.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


508 


0.44 
0.52 . 
0.26 


494 


365/5 


0.08 


515 


0.30 


अनुसूची 


493/3 


0.15 


473 


0.24 


471 


0.10 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- दुर्ग 
( ख ) तहसील - डाँडीलोहारा 
( ग ) नगर/ ग्राम - रानीतराई, प. ह. नं . 4 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.40 एकड़ 


517 


0.20 


367 


0.04 


368 


0.12 


516 


0.20 


खसरा नम्बर 


रकबा 


491 


0.14 


( एकड़ में ) 


469/2 


0.12 


( 1 ) . 


( 2 ) 


480 


0.14 


0.03 


885 


0.08 


518: 
467 


0.27 


884 


0.09 


877 


0.23 


512 


0.26 


359 


0.32 


योग 


0.40 


519 


0.07 


477 


0.06 


484 


0.06 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खरखरा मोहदी 

पाट परियोजना के बुढ़ेना वितरक नहर निर्माण हेतु. 


495 


0.88 


469/1 


0.13 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


513 


0.19 


514 


.0.15 


0.26 


366 
493/1 


दुर्ग, दिनांक 26 अक्टूबर 2004 


. 


0.23 


511 


0.60 


360 


0.27 


358 


0.14 


485 


0.42 


क्रमांक 990/ प्र.अ.वि.अ./ लेखा/ भू - अर्जन /03.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 

अनुसूची 


493/2 


0.01 


योग 


7.40 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खरखरा मोहदी 

पाट परियोजना के अंतर्गत झिटिया डिस्ट्रीब्यूटरी एवं गोड़मर्रा 
माइनर निर्माण हेतु . 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- दुर्ग 
( ख ) तहसील - डौंडीलोहारा 
( ग ) नगर/ ग्राम -झिटिया , प. ह . नं . 16 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -33.55 एकड़ 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


--- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


खसरा नम्बर 


रकबा 


( 1 ) 


( 2 ) 


( एकड़ में ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


700/1 


0.25 


742/1 


0.44 


318/1 


0.12 


745/1 


0.60 


592 


0.61 


371 


0.57 


255/4 


0.69 


42 


0.10 


742/2 


0.02 


228 


0.47 


745/2 


0.30 


252 


0.76 


... 


775 


0.99 


682 


0.20 


319/1 


0.26 


693 


0.03 


324/1 


0.20 


41 


0.01 


707/1 


0.20 


756 


1.23 


683 


0.34 


88/4 


0.53 


677 


0.27 


229 


0.04 


328 


0.05 


698 


0.33 


776 


696 


0.93 


0.78 
0.63 


308 


709 


0.34 


566 


0.10 


53 


0.20 


.257 


0.15 


691/1 


0.35 


250 


0.09 


301 


0.36 


. 


302 


0.26 


39 


0.12 


712 


0.18 


256/3 


0.13 


76 


0.03 


185 


0.40 


565 


0.14 


748 


0.61 


675 


0.50 


226 


1.45 


744 


0.75 


40 


0.12 


86/1 


0.10 


692 


0.30 


729 


0.01 


740 


0.16 


730 


.0.67 


678/2 


0.15 


:. 


774 


0.04 


225 


0.10 . 


713 


0.16 


246/2 


0.15 


743 


0.17 


88/1 


0.51 


324/2 


0.05 
0.21 


747 


0.56 


749 


88/3 


0.32 


58 


0.10 


227 


0.26 


758 


0.58 


746 


0.21 


60 


0.13 


741/1 


1.20 


258 


0.42 


783 


0.14 


684 


0.35 


57/2 


0.14 


697 


0.28 


249 


0.15 


68 


0.05 


690/2 


0.60 


66 


0.43 


690/3 


0.07 


248 


0.08 


251 


0.23 


87/1 


0.02 


. 


भाग 1 

1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 फरवरी 2005 


243 


( 1 ) 


( 2 ) 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( एकड़ में ) 


714/2 


. 


0.17 


( 1 ) 


( 2 ) 


708 


0.16 


87/2 


0.05 


946 


0.05 


255/1 


0.40 


560 


0.20 


318/2 


0.08 


380 


0.19 


757/2 


0.47 


374 


0.02 


• 714/1 


0.06 


५ 


732 


0.17 


787/3 


1.55 


900 


0.01 


759 


0.62 


402 


0.21 


760 


0.64 


927 


0.29 


673 


0.03 


77 


782 


0.75 


0.74, 
0.51 


206 


785 


0.92 


450 


0.03 


674 


0.30 


766 


0.18 


781/2 


0.24 


1001 


0.12 


778 


0.37 


100 


0.29 


255/3 


0.01 


207 


71 


0.01 .. 


0.12 


746 


781/1 


0.42 


0.01 


1009 


757/1 


0.04 


0.04 


945 


0.78 


योग 


449 


0.46 


33.55 


772 


0.39 


430 


0.02 


( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खरखरा.मोहदी 

पाट परियोजना के अंतर्गत झिटिया वितरक , झिटिया लघु नहर 
क्र . 1 एवं 2, सिंगारपुर लघु नहर हेतु. 


943/1 


0.05 


1007 ... 


0.07 


242 


0.57 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


934 


1.04 


913 


0.04 


94 


1.27 


दुर्ग, दिनांक 27 अक्टूबर 2004 


1002 


0.74 


84 


0.30 


83 


0.15 


237 


0.02 


क्रमांक 1533/ प्र.अ.वि.अ./ लेखा/ भू - अर्जन/ 03. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषितकिया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


914 


• 0.25 


82 


0.25 


143 


0.68 


.857 


0.30 


अनुसूची 


98 


0.57 


400 


0.04 


405 


. -0.05 


563/1 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- दुर्ग 
( ख ) तहसील - गुण्डरदेही 
( ग ) नगर/ ग्राम - बुढ़ेना, प. ह. नं. 4 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-28.43 एकड़. 


0.36 


901 


0.86 


390 


0.14 


.:: --- 


1 . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 फरवरी 2005 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


399 


0.20 


0.27 


429 


, 


401 


0.12 


404 


0.25 


765 


0.01 


0.14 


748 


0.34 


771 


0.06 


-747 
244/2 


0.02 


928 


1.02 


707/2 


0.29 


943/2 


0.43 


738/3 


0.05 


381 


0.35 


368 


0.10 


761 


0.25 


856 


0.39 


योग 


28.43 


762 


..26 


146 


0.36 


144 


0.81 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खरखरा मोहदी 

पाट परियोजना के अंतर्गत बुढ़ेना डिस्ट्रीब्यूटरी लघु नहर निर्माण 
हेतु अर्जित भूमि . 


238 


0.69 


66 


0.14 


239 


0.75 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता 


1008 


0.65 


99 


0.20 


768 


0.19 


733 


0.17 


दुर्ग, दिनांक 27 अक्टूबर 2004 


1005 


0.28 


1006 


0.78 
0.05 


735 


731 


0.03 


क्रमांक 1535 /प्र.अ.वि.अ. / लेखा/ भू - अर्जन/ 03. - चूंकि राज्य शासन . 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 
1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


929 


0.24 


398 


0.22 


243 


0.25 


अनुसूची 


734 


0.17 


559 


0.60 


194 


0.60 


564 


0.85 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - दुर्ग 
( ख ) तहसील - गुण्डरदेही 
( ग ) नगर/ ग्राम - बुढ़ानपुर , प. ह. नं. 4 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -7.11 एकड़ 


॥ 


763 


0.50 


565 


0.05 


403 


0.03 


. 


933 


0.26 


खसरा नम्बर 


767 


0.20 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


193 


0.70 


( 1 ) 


935 


0.04 


912 


0.19 


377 


0.25 


145 


0.10 


247 


0.17 


376 


0.75 . 


54 


0.07 . 


1003 


0.04 


378 


0.02 


- 


। 


- 
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( 1 ) 


( 2 ) 


दुर्ग, दिनांक 8 नवम्बर 2004 


74 


0.54 


425 


0.05 


65 


0.88 


क्रमांक /अ-82/सन्.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान 
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 
1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है 
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


248 


0.25 


397 


0.20 


182 


0.16 


478 


0.06 


अनुसूची 


477 


0.10 


396 


0.06 


407 


0.09 


75 


0.22 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - दुर्ग 
( ख ) तहसील - गुण्डरदेही 
( ग ) नगर / ग्राम - जेवरतला , प. ह. नं. 4 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -21.27 एकड़ 


381 


0.13 


480 


0.28 


394 


0.03 


खसरा नम्बर 


183 


0.15 


481 


रकबा 
( एकड़ में ) 

( 2 ) 


0.32 
0.10 , 
0.14 


( 1 ) 


405 


406 


533 


0.16 


59 


0.12 


539/1 


0.14 


184 


0.08 


379 


0.46 


380 


0.09 


735 


0.39 


482 


0.21 


707 


0.04 


483 


0.32 


724 


0.04 


249 


0.08 


755 


0.17 


376 


0.08 


763 


0.18 


409 


0.14 


361 


0.37 


60 


0.26 


721 


0.53 


52 


0.41 


757 


0.02 


62 


0.27 


530 


0.25 


479 


0.25 


. 


553 


0.19 


408 


0.07 


375 


0.16 


395 


0.04 


386 


0.42 


185 


0.26 


357 


0.20 


379 


0.16 


358 


0.37 


योग 


346 


0.12 


7.11 


-347 


0.28 


345 


054 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजनजिसके लिए आवश्यकता है - खरखरा मोहदी 

पाट परियोजना के अंतर्गत बुढ़ेना डिस्ट्रीब्यूटरी लघु नहर निर्माण 
हेतु अर्जित भूमि . 


563 


0.49 


507 


30.03 


701 


0.03 


0.16 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता 
है . 


374 
537 


0.01 


- 


--- 


----- 
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[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


550 


0.22 


733 


0.10 


772/2 


0.11 


704 


0.38 


362/1 


0.05 


726 


0.19 


564/1 . 


0.30 


734 


0.55 


- 


360 


0.37 


0.06 


723 
625 


499 


0.68 


0.06 


624 


1.00 


614 


0.18 


729 


0.18 


630 


0.10 


। 


731 


0.06 


-705 


0.20 


756 


0.16 


330 


0.34 


120 


0.10 


565 . 


0.10 


- 


761 


0.44 


562 


0.72 


762 


0.24 


362/3 


0:20 


615 


0.19 


722 


0.01 


356 . 


0.35 


176 


0.45 


728 


626 


0.05 


0.32 
0.05 


732 


627 


0.26 


.. 


384 


0.26 


539/2 


0.41 


359 


0.13 


764 


0.02 . 


399 


0.88 


754 


. 


0.09 


620 


0.02 . 


758 


0.08 
0.22 


556 


0.02 


612 


557 


0.18 


631 


0.09 


561 


0.10 


528/2 


0.10 


495 


0.06 


529/2 


0.17 


772/1 


0.24 


753 


0.03 


362/4 


0.18 


362/2 


0.16 


362/5 


0.09 


564/2 


0.29 


- 


388 


0.05 


772/3 


0.09 


387 


0.14 


344 


0.03 


611 


0.35 
0.01 


योग 


613 


21.27 


616 


0.17 


725 


0.22 


736- 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खरखरा मोहदी 

पाट परियोजना के अंतर्गत जेवरतला माइनर क्रमांक 1, 2 एवं 3 
में अर्जित होने वाली भूमि का विवरण, 


0.05 


703 


0.11 


•- 


727 . 


0.04 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), पाटन , मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता 


378 


0.38 


373 .. 


है . 


0.40 
0.24 


532 


737 


0.65 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जवाहर श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 


. 


. 


. 


